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अवधै र त खनन 

1998. श्री सजंय िसहंः  
 

क्या खान मतं्री यह बतान  की कृपा करेंग  ककः  

(क) क्या सरकार ि श में र त खनन की व्यापक अवैध गततववधधयों स  अवगत है, जजसक  कारण 
बहुत स  कानून प्रवततन अधधकाररयों और अन्य सरकारी अधधकाररयों की मतृ्यु हो गई है;  

(ख) यदि हां, तो 2014 स  कानून प्रवततन अधधकाररयों और अन्य सरकारी अधधकाररयों की अब 
तक हुई मतृ्यु का वर्तवार ब्यौरा क्या है; और  

(ग) उपयुतक्त मुद्दों स  तनपटन  क  िल  सरकार द्वारा कक  ग  उपायों का ब्यौरा क्या है? 

 

उत् तर  
खान  व ंकोयला राज् य मतं्री  
(श्री हररभाई पार्थीभाई चौधरी) 

 
(क) स  (ग) : खान और खतनज (ववकास और ववतनयमन) अधधतनयम, 1957 ( म मडीआर 
अधधतनयम) की धारा 3(ड.) क  तहत यर्था पररभावर्त बालू  क गौण खतनज है, ।  म मडीआर 
अधधतनयम की  धारा 15 में राज् य सरकारों को गौण खतनजों क  संबंध में खिान पट्टों, खनन 
पट्टों अर्थवा अन् य खतनज ररयायतों क  अनुिान क  ववतनयमन और ननस  जु़े   उद्द श् यों की पूतत त ह त ु
तनयम बनान  क  अधधकार दि  ग  हैं।  
 
 नसक  अततररक् त,  म मडीआर अधधतनयम, 1957 की धारा 23ग क  अनुसार, राज् य 
सरकारों क  पास अवैध खनन को रोकन  और नसस  जु़े   उद्द श् यों की पूतत त ह तु तनयम बनान  क  
पूर  अधधकार हैं । बालू खनन का प्रशासन  क ऐसा ववर्य है जो कक पूणतत: संबंधधत राज् य 
सरकारों क  अधधकार क्ष त्र में आता है । अत: सरकारी अधधकाररयों/कानून प्रवततन अधधकाररयों पर 
हमल /मतृ् य ुस  संबंधधत आंक़े ों को कें द्रीय स् तर पर नहीं रखा जाता है।  
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